भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 68    
(जिसका उत्तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
त्‍वरित सुधारात्‍मक कार्रवाई संबंधी अवसंरचना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मानदंडों में ढील 
68.
श्री संजय सिंहः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के अधिकारियों की बैठक 19 नवंबर, 2018 
को हुई थी;

(ख) 
क्या बाजार में वित्त प्रवाह होने देने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संबंधी 
अवसंरचना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ मानदंडों, में ढील दिए जाने 
का निर्णय लिया गया है;

(ग) 
यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों, जिनके पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में 
पूंजी नहीं है, की स्थिति पर विचार करते हुए इस प्रकार का कदम उठाने का क्या 
औचित्य है; और
(घ) 
इनमें से कौन-कौन से बैंक ने 11.5 प्रतिशत के मौजूदा पर्याप्तता अनुपात संबंधी मानदंड 

का पालन किया है और पीसीए अवसंरचना के अंतर्गत सभी 11 बैंकों का अनुपालन 
सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्‍त सूचना के अनुसार 19 नवम्‍बर, 2018 को उसके केन्‍द्रीय बोर्ड की बैठक हुई थी और वह पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतर्गत 0.625% के अंतिम अंश के क्रियान्‍वयन के लिए परिवर्तन अवधि को एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ाने को सहमत हुआ है। पीसीए के तहत रखे गए बैंकों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि आरबीआई के वित्‍तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा मामले की जांच की जाएगी। 
आरबीआई ने सूचित किया है पीसीए संरचना के तहत रखे गए बैंकों की गहनता से निगरानी की जा रही है और उनके कार्यनिष्‍पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है। वित्‍तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर 11 पीएसबी का आस्तियों की तुलना में जोखिम भारित पूंजी अनुपात (सीआरएआर) अनुबंध में है।
*****

अनुबंध 
दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पीसीए संरचना के अंतर्गत रखे गए पीएसबी का आस्तियों की तुलना में जोखिम भारित पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
	बैंक
	सीआरएआर

	इलाहाबाद बैंक
	8.68%*

	बैंक ऑफ इंडिया 
	12.94%

	बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र 
	11.00%

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	9.04%

	कारपोरेशन बैंक 
	9.23%

	देना बैंक
	11.09%

	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 
	10.41%

	इंडियन ओवरसीज बैंक 
	9.25%

	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 
	10.50%

	यूको बैंक 
	10.94%

	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 
	12.62%


* चालू वित्‍त वर्ष में बैंकों के पहली तिमाही के परिणामों की घोषणा से पूर्व, 9% विनियामकीय न्‍यूनतम सीआरएआर रखने की आवश्‍यकता के अनुपालन के लिए बैंकों की 463 करोड़ रुपये की पूंजी की कमी को भारत सरकार द्वारा किए गए 1,790 करोड़ रुपये की राशि के निवेश के माध्‍यम से पूरा किया गया था। 
